पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 





छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 














क्रमांक 3 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2021-पौष 25, शक 1942 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक- भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 








भाग ९ 
राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2020 


क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोविंदराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को 
उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 
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वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अक्टूबर 2020 


क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) .--चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2019 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य 
औद्योगिक नीति 2019-24” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-- 


संशोधन 





(एक) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 


बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक-(1) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका 
प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


1... एकल स्वामित्व वाले ग्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वागी,“ऑद्योगिक इकार्ड के नाम 
पर हॉं/ एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में शुमि औद्योगिक इकार्ड,“कंपनी 
को नाग से होना अनिवार्य है। 

"परंतु निजी भूमि पटुटे (किराये पर) के ग्रकरणों में पटूटे (किराये पर) की 
अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकार्ड के नाग आनिवार्य होगा।/' 


(दो) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 


बिन्दु क्रमांक 5.1 के उप बिन्दु क्रमांक-(2) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका 
प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


(4) शेड-भवन - कांडिका # की भूमि पर नवीन शेद्ध एवं भवन निर्माण किया गया हो/ 


weg शेड,“भवन पटूटे (किराये पर) लिये जाने के प्रकरणों में पट्टे (किराये 
पर) की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष के लिए इकार्ड के नाम पर पट्टे (किराये पर) लिया 
जाना अनिवार्य Brit |” 


(तीन) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक्‌ 16.1 के परिशिष्ट-1 के 


बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 


(0... विद्यमान ज्योग के विस्तार" से आशय ऐसे उद्योगों से है जिन्होंने नियत दिनांक 
को अथवा उसके पश्चात्‌ विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंध करने को 
दिनाक तक प्लांट एवं गशीनरी में मान्य निवेशित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत 
wey ar stared Fras किया हो जिससे उद्योग विभाय में पंजीकृत क्षमता या 
ऑसत उत्पादन (जों अधिक हो) में न्यूनतम 25 ग्रातिशत की वृद्धि होती हो एवं 
कुल रोजगार में 10 ग्रतिशत की वृद्धि होती हो इसको अआतिरिक्‍त विस्तारित क्षमता 
के उत्पादन शआआरंप करने का दिनांक 0/ नवम्बर 2019 को अथवा उसके पश्वातृ 
से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य हो। “विस्तारीकरण” की Ta wT aed को 
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पूर्व विद्यमान इकार्ड को सक्षम अधिकारी (जिसने इकार्ड को उत्पादन प्रमाण पत्र 
जारी किया हो! इस ब्राबत्‌ सूचना देकर विस्तार हेतु अस्तावित निवेश की 
निर्धारित ग्रत्रा के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 


“ऑद्योगिक नीति 2019-24 को नियत [दिनांक को पश्चात्‌ नवीन 
उद्योग स्थापित करने वाले ऑद्योगिक इकारईयों को उनको उद्योग में उत्पादन 
Tra eet सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के 
उपरांत नवीन एद्योग में विस्तार करने पर विस्तार से संबंधित अनुदान छूट एवं 
रियायतों की इस नीति में घोषिति आधिकतम सीमा को अधीन पात्रता होगी यादि 
उक्तानुसार पैश में आंकित निवेश रोजगार तथा उत्पादन संबंधी शर्तों की पूर्ति 
होती हो। 


(चार) var अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 


(8) 


के बिन्दु क्रमांक 8 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 


ai) “eer उद्योग” से आशय है ऐसे उद्योगों से है जिसमें संयंत्र और म्रष्तीनरी 
अथवा उपस्कर में रू 25 लाख से अआधिक का निवेश नहीं होता हैँ तथा “उद्यम 
आकांक्षा” एवं उत्पादन आरंभ होने पर म्रक्षम आधिकारी द्वाश जारी उत्पादन प्रयाण पत्र 
घारित हो / 

a2) “लघु ज्योग” से आशय हैं ऐसे उद्योगों से है. जिसमें संयंत्र और मशीनरी 
अथवा उपस्कर में रू 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा “उद्यम 
आकांक्षा” एवं उत्पादन ग्रारंग होने पर सक्षम आधिकारी द्वार जारी उत्पादन प्रमाण पत्र 
enfed stl 

ब[1? “सूक्ष्म सेवा उद्यम” से आशय है ऐसे उद्योगों से है जिसमें संयंत्र और मषीनरी 
अथवा उपस्कर में रू 70 लाख a Hee a Ray wet होता है तथा उद्यम 
आकाक्षा" एवं सेवा ग्रारंग होने पर सक्षम आधिकारी द्वाश जारी उत्पादन प्रमाण फत्न 
घारित हो / 

a@) “लघु सेवा उद्यम" से आशय है ऐसे उद्योगों से हैं. जिसमें संयंत्र और मषीनरी 
अथवा उपस्‍कर में रू 2 करोड़ से आधिक का निवेष नहीं होता हैं तथा “उद्यम 
आकाक्षा” एवं सेवा प्रारंभ होने पर सक्षम आधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रसाण पत्र 
धारित at | 


(पांच) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 


बिन्दु क्रमांक 9 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात 


(Q) आ “मध्यम उद्योग” से आशय ऐसे उद्योगों से है. जिसमें सत्र और मशीनरी अथवा 


एपस्कर में रू 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा औद्योगिक इकाई ने 
Benita TIT SPRL WEE CH sere Ta wea stent लाइसेंस प्राप्त 
किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन ग्राएंगप करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वाश 
जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र धारित हो/ 


ब्‌ “मध्यम सेवा उद्यम” से आशय ऐसे उद्यय से है जिसमें संयंत्र और मषीनरी अथवा 
wT में रू 5 करोड़ से आधिक का निवेश नहीं होता है तथा उद्यम आकाक्षा एवं 
सेवा गतिविधि ग्राएंगम किए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा गतिविधि प्राएंम 
किए जाने का प्रमाण- प्रत्र, उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो। 
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(छै?. उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप्र कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 
बिन्दु क्रमांक 10 में वर्तमान प्रविष्टी “वृहद उद्योग“ की परिभाषा के पश्चात 
निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जावे अर्थात :- 


(0). "ृृहद सेवा उद्यम” से आशय ऐसे उद्यम से है जिसमें मध्यम सेवा उद्यम हेतु निर्धारित 
got निवेश की सीमा से आधिक एंजी निवेश किया गया हैं. एवं स्थायी पूंजी निवेश रू. 
, 100 करोड़ तक हो तथा सेवा गातिवाधि ग्राएंम करने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा 
जारी सेवा गतिविधि afer feet cart ar rarer a ener Bt! 


(ara) vad अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 
बिन्दु क्रमांक 11 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 


(7). मेगा प्रोजेक्ट” से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने 100 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु 
1000 करोड़ रुपये तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित कर वाणिज्यिक उत्पादन 
प्रारंभ किया गया हौ। इस हेतु उनकी प्रश्न मैं भारत सरकार के वाणिज्य और FET 
मंत्रालय द्वारा आईजआईई एम ,“औद्योगिक लायसेंस,“आशय पत्र जाएी किया गया हो एवं 
उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन के स्राथ एमजोयू निष्पादित किया हो। वाणिज्यिक 
उत्पादन ग्राएंम किए जाने की स्थिति में राज्य के उद्योग संचालनालय द्वार जारी 
वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी 1किया गया हो। 


'भेगा प्रोजेक्ट” की परिभाषा को तहत दी गर्ई तालिका को अनुक्रमांक-# पर 
दर्शित श्रेणी टेक्सटाईल" के लिये न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 500 करोड़ को 
स्थान पर रू 1000 करोड़ पढ़ा जावे। 


(आठ) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 
बिन्दु क्रमांक 18 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 


(3. स्थायी एृंजी निवेश” से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना,विद्यान उद्योगों 
का प्रतिस्थापन, शवक्‍वलीकरण,” विज्तारीकरण /जो लागू हऐ हेतु भुमि,भुगि-विकास 
शेड-भवन निर्माण नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना विद्युत आपूर्ति' जल आपूर्ति 
एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण प्र (किये गये 1निवेश/ 

विद्यान उद्योयों का ग्रतिस्थापन,” शवलीकरण,,“ विस्तारीकरण की 
पर्वानुमाति दिनांक से स्थल पर परियोजना ar Bred RY ad हुए वाणिज्यिक 
उत्पादन ग्राएंप करने के दिनांक तक किया ra पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक 
उत्पादन ग्रारंध करने के दिनांक को पश्चात्‌ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों,“सेवा उद्ययों 
के प्रकरणों में छः माह की कालावधि में योजना को मर्दों में किया गया स्थायी 
पंजी 1िवेश को शामिल किया जावेगा। मध्यम उद्योग,“मध्यम सेवा उद्यम के 
प्रकरणों में यह अवधि 12 माह वृह्दद ज्योगों हेतु अवृगरह WE एवं गेया व 
अल्ट्रा गेया उद्योगों हेतु चौबीस माह होगी। 


(नौं) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 
बिन्दु क्रमांक 33 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 

(3) 'शकक्‍लीकरण” से आशय ऐसे विद्यमान उद्योग से है जी इस नीति के नियत दिनांक को 
पश्चात्‌ विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है बशर्ते विद्यमान 
उद्योग के वाणिण्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में 
मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 % किया हो तथा कुल शेजगार में भी 10 % की 
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ज़द्धि हुई हो/ “शवलीकरण” की ग्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकार्ड को 
अनिवार्यत' सक्षम अधिकारी (जिसने इकार्ड wt उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी किया हो) 
को Sa WAT EAA देकर सक्षम अधिकारी से प्रवन्रमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 
"औद्योगिक नीति 2079-24 कौ नियत Rae को पश्चात्‌ नवीन उद्योग 
स्थापित करने वाले औद्योगिक इकार्डयों को उनको एद्योग में उत्पादन आरंभ करने 
सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन ग्रमाण पत्र ग्राप्त करने के उपरात नवीन 
ज्द्योग में शवलीकरण करने पर शवलीकरण से संबंधित अनुदान छूट एवं रियायतों की 
इस नीति में घोषित आधिकतम सीमा को अधीन पात्रता होगी यदि उक्तानुसार पैरा में 
आंकित निवेश तथा रोजयार सब्धी शर्तों की पूर्ति होती हो। 
(दस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-1 के 
बिन्दु क्रमांक 34 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 


(94) ग्रतिस्थापन से आशय है कि सूक्ष्म लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक नीति 2019-24 
के नियत दिनांक को अथवा उम्चके पश्चात्‌ विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल 
प्लांट एवं मशीनरी मद में 1निवेशित एंजी का न्यूनतम 125% निवेश बैंक द्वारा वित्त पोषित 
परियोजना अनुसार पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को पग्रतिस्थाप्ित किया जाता है एवं 
कुल रोजयार में 10% की वलद्डि होती हो तो उन्‍हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन 
होने पर स्थायी पूंजी निवेश को अंतर्गत 1निवेशित राशि के 50% तक की सीसा में छूट की 
पात्रता होगी। इस हेतु अतिस्थापन हेतु अस्तावित मशीनों को न्यूनतम 5 वर्ष एराना होना 
चाहिये/ यह भी आवश्यक होगा कि इकाई arr fare 01.102019 के प्रश्चात 
अतिस्थापन को लिए अभिस्वीकराति आपत किया जाना होयगा।/ साथ ही दिनोक 31 अक्टूबर 
2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन ग्रारंभ करना होगा। 


(ग्यारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-2 के 
बिन्दु क्रमांक 7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये 
अर्थात :- 

(7) “टेक्सटाईल उद्योग (Rain, Har, प्रावरलूम फ़ोब्रिक्स एवं रेडिगेड गारमेंट्स व 
अन्य ग्रक्रिया) (नॉन वोवन फ़ोब्रिक बैग्स को छोड़कर) ”।/ 

(are) vat अधिसूचना की कंडिका 16 की उप कंडिका क्रमांक 16.1 के परिशिष्ट-2 के 


बिन्दु क्रमांक 16 पर नवीन बिन्दु एवं क्रमांक 16 को क्रमांक 17 के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


क्रमांक-16. भारत सरकार से मान्यता ग्राप्त स्टार्टअप इकाईुयां (लांट एवं मशीनरी मद 
में पूंजी निवेश की कोर्डद न्यूनतम सीया नहीं होगी)” 


क्रमांक-17 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वार समय समय पर अधिसूचित 
' किये जावें/“ 
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(तरह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 के प्ररिशिष्ट-6.2 के स्थान 


पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :-- 


2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान - 


सामान्य वर्ग को उद्यमियों द्वारा स्थापित प्रात्र we लघु एवं मध्यम उद्योगों को 
निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी एंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर 
-ट एसजीएसटी) ग्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प (लिए जाने पर / देय होगा - 






























































Gey BT ay erat Te | आधमिकता ज्योग_| उच्च प्राथनिकरता उद्योग | 
स्तर थायी i eat Got | सथायं पायी पायी फूड 
ar Pwr aera Aaa Ren aft der अनुदान 
TTT का | की आधिकतन | अनुवान का | अनुदान की fide ae | at ater 
प्रतिशत Hien (of =| are | अधिकतम | अनुदान | तीखा (en 
रूपये लाख मूँ। iar (arr | ay wae are 
= प्रतिशत 
ero) @# | 3 | | 40 | 6 | 4 | 6 | 
ay FF | «© | 40 | 40 | 6 | «4 | wo | 
FF | # | ee ee ee ee | 
7 45 70 40 | o~ | 45 | 100 
(were | | lO 60 | 3 | vw | 4 | #& | 
उद्योग | #* | 3 | wm | 4 | छ | 45 | go | 
FF | 5 | & | ०८४5 wo | «४6 | 710 
¢ | 4 | 100 45 7701 0 120 
cry — 


(पात्र लघ्च एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सृविधा होगी कि वे या तो 
उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-62 अनुम्तार स्थायी got निवेश अनुदान ग्राप्त करें अथवा 
६४०० 63 AGAR नेट राज्य क्खु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) ग्रतिपूर्ति प्राप्त कर 
a / 

2) wire got Rade ager aera नेट शज्य एवं सेवा कर (de 
एसजीएसरट)) प्रतिप्रूर्ति हेतु एक aR fora war fewer आंतिम होगा तथा अनुदान 
स्वीकृति के उपरात्त किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी। 


(चौदह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 16.4 के परिशिष्ट-6.4 के स्थान 


पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


"केवल पात्र नवीन उद्योगों" को स्थान पर “पात्र नवीन उद्योगोंविद्यमान उद्योग को 
विस्तार,*विद्यमान उद्योग को शवलीकरण" ग्रतिस्थापित किया जावे/ 


(पंद्रह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक, 15.1 में वर्णित तालिका के 


अनुक्रमांक-4 के परिशिष्ट-6.4 में वर्णित “ब” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाये अर्थात :- ः 
(कोर सेक्टर की मध्यम हद म्रेगा अल्ट्रामेया उद्योग - इन नियमों में अन्यथा 


वर्णित नवीन प्रात्र इकाईयों को केवल स्वयं को खपत पर विद्युत शुल्क भुयतान से 
निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी - 





7... श्रैणी अ (परिशिष्ट--7 (अ)) war पूर्ण हू 


वाणिज्यिक उत्पादन ग्राएम करने के eae OS TF 





वाणिज्यिक उत्पादन ग्राएभ करने के विनाक से 7 


2 | ah a (परिशिष्ट--7 /ब)) वर्ष तक पूर्ण छू 





वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाक से € 
वर्ष तक पूर्ण छूट 











3 | auf स (परिशिष्ट--7 /स)) 
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वर्ष कक पूर्ण छू 


4 | श्रैणी द (परिशिष्ट--7 (6) वाणिण्यिक उत्पादन ग्रारंध करने के दिनाक से 10 








टीए- कोप्टिव उत्पादन स्यज्रों एवं वेस्ट हीट रिक्रिक्री वाले उद्योगों को स्वयं की खपत 
पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी। 


(सोलह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के 


अनुक्रमांक-18 के परिशिष्ट-6.18 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


ऑबद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा 
निर्मित उत्पादों (बरदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्‍्तुख ज्योगों हेढु) के निर्यात के लिये 
निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक वास्तविक भाज़ा के बराबर स्रहायता प्रदान की 
जायेगी। स्रहायता की आधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष आधिकतय 05 वर्ष तक 
होगी। 


(wae) var अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के 


अनुक्रमांक-19 के परिशिष्ट-6.19 में वर्णित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


“मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सामिति द्वार aa एवं अल्ट्रा 
मेयाप्रोजेक्ट्स के प्रकरण को आधार पर ग्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी/ ग्राननीय 
सुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज 
की Pla Fert wept |” ह 


गेगा,“अल्ट्रा मेया ग्रोजेक्ट्स हेदु न्यूनतम पैकेज इस नीति में उल्‍लेखित निवेश व 
पात्रता के अनुस्चार होगी इससे आधिक औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु इकाईयों की मांग पर 
CORT ATE Dae wT ere कर निर्णय लेगी। 


(अठारह) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 मेँ वर्णित तालिका के 


अनुक्रमांक-19 के परिशिष्ट-6.19 के पश्चात अनुक्रमांक-20 के रूप में निम्नानुसार 
जोड़ा जावे अर्थात :- 


ऑँद्योगिक क्षेत्रों,“पार्कों में श--आबंटन प्र १-ग्रीमियय. में छूट,“रियायत- 

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वार स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग 
विभाय,*सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भ््‌ आबंटन में श-प्रीमियम पर निम्नलिखित 
तालिका में वर्णित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :- 
सूक्ष्म लघु एवं कध्यम उद्योग - 





क्र | | vq ग्रधामिकः सामान्य उद्ध 
ग्राधामिकता ज्द्योग 
उद्योग * 





भू-प्रव्याणि में| भृ--प्रब्याणि | हक | 





प्रणी--अ 
(विकत्तित क्षेत्र परिशिष्ट-7 (॥)) | 30 प्रतिशत | 20 ग्रतिशत 
foe 
(विकासशील क्षेत्र परिशिष्ट-7 (ब)) | 40 प्रतिशत | 30 प्रतिशत 





7 णी-स vey में| म-प्रब्याण 


[पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट-7 /थि)) 50 ग्रातिशत | 40 प्रतिशत 
HO 


+ 
even में मृ-प्रव्याजि में | | 
30 ग्रतिशत 
7 


erate मे 





| erent 4) xen 
(अति पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट-7 (/द))| 60 प्रतिशत | 50 ग्रतिशत 40 प्रतिशत 

















मू-प्रव्याजि मे 
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(उन्‍नीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के 
अनुक्रमांक-20 के परिशिष्ट-6.20 के पश्चात अनुक्रमांक-21 को परिशिष्ट-6.21 के 
रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :- 


राज्य के स्टार्ट-अप इकाई्डयों के (लिए पैकेज :-- 


औद्योगिक नीति 2019-24 की बिन्दु क्रमांक-12 के अंतर्यत राज्य मैं स्टार्ट-अप 
एकक,,“इकाईडयों (ग्षेवा एवं विनिर्माण!॑ की स्थापना को प्रोत्साहित करने को लिये विशिष्ट 
पैकेज तैयार किया गया हैँ जो कि प्ररिशिष्ट-6.2/ के रूप में निम्नानुसार है-- 


परिशिष्ट-- 6.27” 
छत्तीसयढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज 


HIT WY MAT एतवृ्‌ द्वारा औद्योगिक नीति 2019-28 में औद्योगिक निवेश 
हेतु आर्थिक ग्रोत्साहन के तहत्‌ “स्टार्ट अप पैकेज” को नियमानुसार लागू करता है -- 
7 GRATE :-— 
स्टार्टअप की वही परिभाषा यान्य हीगी जौ भारत सरकार की वाणिज्य एवं तद्यौग मंत्रालय 
e उद्योग संवर्धन एवं आतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फ़रवरी 2019 को 
aT a की गर्ड है। इसके अनुसार किसी एकक,/“इकार्ड को +निम्नानुसार स्टार्टअप 
गाना जायेगा :- 


(क). उसके नियमीकरण,.“प्रंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक यदि यह 
भारत में एक ग्राइवेट लिगिटेड कंपनी (कंपनी आधिनियम 2013 में यथा परिमाषित) को 
रूप में नियमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भायीदार आधिनियम 7932 की धारा 59 को 
तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी /सीमित 
देयता भागीदारी आधिनियम 2008 को तहत) के रूप में पंजीकृत हो। 


(खु!।. नियमीकरण,/“ पंजीकरण कौ समय सै किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक,“इकाई का 
कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो। 
(2! यदि यह उत्पादों या ग्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण विकास या सुधार 


के सबध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च 
संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है। 


पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनार्निमाण को माध्यम से बनाई 
गई किसी एकक,.“इकार्ड को स्टार्ट अप' नहीं माना जाएगा। 


2 स्पष्टीकरण :-- 


1. कोड एकक,/“इकार्ड अपने 1नियमीकरण, प्रंजीकरण की तिथि से दस वर्ष परे होने 
पर अथवा किसी वियत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर "स्टार्ट 
अप“ को रूप में नहीं माना जाएगा। 

2 एकक,,“इकार्ड़ का अर्थ है — कोर्ई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी आधिनियम 
2013 में यथा परिषाषित) अथवा कक साझेदारी फर्म /म्राञेदारी अधिनियम 1932 को 
खण्ड 59 की तहत aga ) या दैयता साझेदारी (लिगिटेड देयता साझैदारी 
अधिनियम 2008 के अंतर्यत पंजीकृत) / 

3 कारोबार का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 में प्ररिषाष्षित (भारत सरकार द्वारा 
समय समय पर प्ररिमावा में किये जाने वाले संशोधन सहित) किए अनुसार मान्य होगी। 
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4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आतारिक व्याप्रार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 
स्टार्टअप को at are fear GAT! 

5... _ ऑद्योगिक नीति 2019-24 में दिए गये ग्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप 
इकाईडयों को ITI 2 छूट o का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में 
पंजीयन किया जाना #गिवार्य है। 


छत्तीसगढ़ राज्य में ents एवं भारत सरकार को दाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले 
स्टार्टअप इकार्ईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 में कांडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के 
aeq स्टार्टअप पैकेज लायू किया जाता है तथा ऐसी इकार्डयों को ऑऔद्योगिक नीति 
2019-24 के तहत्‌ निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :- 

1... ब्याज अनुदान /- 













































































का स्तर | क्षेत्र की Ha ear 
श्रेणी अनुदान की | अनुदान का अनुदान की वार्किकि 
अवधि (वर्षों मेँ प्रतिशत अधिकतम सीमा 
7 शशि रू लाख में) 
सूक्ष्म एवं लघु a 7 | 0 ar | 
उद्योग | कब | 68४ | 50__|_____ _ #&ऋ  #४८ए 
| wi 96 | ew | «| 
7 77 7 | 4 | 
मध्यम वृहद a 6 3 | 35 
war | x 7 40 | 45 
|| ४ _ _ 6४60 | wT 
द॒ m | 7 | 55 
2. स्थायी एूणी निवेश अनुदान - 
ण्द्यब् का क्षेत्र को a अनुदान की गरात्रा 
स्तर | श्रेणी [ स्थायी पूंजी निर्वेश पर | स्थायी एजी निवेश अनुद्यन को 
| अनुवान का प्रतिशत वार्षिक आधिक्रतम सीमा 
_ | me छः लाख मूँ 
wy उद्योग HW 35 15 
कक्ष | 40 18 
| ! 45 a |[ 
7 55 24 4 














a Fe wor ag va gar कर (नेट एसजीएसटी / ग्रतिपूर्ति- 
(wae लघ्दु मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु) 

तक प्रतिषूर्ति का विवरण 

वाणिज्यिक उत्पादन,कार्य प्रारंध करने के (दिनांक से 9 वर्ष तक 5 


आई | किये गये नेट राज्य ng एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की अ्तिपूर्ति 
"| अधिकतम सीया स्थायी पूंजी निवेश के 45 ग्रातिशत 














| हि. वाणिज्यिक उत्पादन,“कार्य ग्रारंम करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भू 
किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की ग्रतिएर्ति 
| अधिकतम सीया स्थायी पूंजी निवेश के 50 RTT 





वाणिज्यिक उत्पादन,कार्य ब्रारंध करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भर 
किये गये नेट राज्य कसखु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की ग्रतिपूर्ति 











अधिकतम सीमा स्थायी एंजी निवेश के 65 ग्रातिशत 
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| अर लाल शो काणिण्यिक उत्पादन,/“कार्य ग्राएंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक i 
किये गये te wer ag vd dar we (de एसजीएसटी) की wage 
अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी Frater & 100 प्रतिशत 

4... विद्युत चुल्क छूट :- | 
क्षेत्र की श्रेणी | विवरण | 
oH वाणिज्यिक उत्पादन,/कार्य प्राएंग्र करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट 
|. | वाणिज्यिक उत्पावन,/“कार्य प्रारभ करने के दिनांक से 68 वर्ष तक पूर्ण छूट 

a स्र वाणिज्यिक उत्पादन,/कार्य प्रारंभ करने को दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट 

द वाणिज्यिक उत्पादन,“कार्य ग्राएंध करने के बिनाक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट 

qt के क्रय,“लीज पर स्टास्प घुल्क से पूर्ण छूट/ 

WY EMT TR तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट/ 

(/. प्ररियोजना प्रतिवेदन अनुदान - मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक 
प्रतिशत आधिकतम रूपये 250 लाख 

2 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुद्यन- ग्रमाणीकरण ग्राप्त करने हेतु किये गये 
व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 65 लाख। a 

(3) तकनीकी प्रेटेंट अनुदान- प्रेटेंट ग्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 
प्रतिशत आधिकतम रूपये 10 लाख / 

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुवान- प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 
अ्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख / 

(51... ऑद्योगिक पुरस्कार योजना- स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम द्वितीय एवं 
ठएृतीय पुरस्कारों की राक्षि रू 151,006. 1,06000 एवं 51,000 एवं ग्रशस्ति 
पत्र दिया जावेगा। 

(६. राष्ट्रीय“अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान- छत्तीसगढ़ को 
स्टार्ट अब को ग्रोत्मालित करने हेहु ज्योग संचालनालय द्वाश पृवनिमाति 
आप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय,“अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सेमीनार,” 
TOMI संगोष्ठी, प्रदर्शी में भाग लिये जाने पर 50 ग्रातिशत ग्रतिपूर्ति 
की जावेगी जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू 15000,“- 
एवं देश के बाहर रू 30000,“- तथा रू 1,00000,“-- प्रतिवर्ष की 
सीमा तक होगी। 

8. उद्योग विभाग, सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों,“औशद्योगिक प्रार्कों में aft 
आबटन पर सभी स्टार्ट अप को मरू-ग्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट / 
9... छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षों के लिये श्रम कानूनों में 


70. 


Self Certification @ FRI AYWAT Bt weeny al BY ast 


एट्रार्टअप प्रैकेज़ के लिये औद्योगिक नीति 2079-24 को अनुदान एवं छूट के 
अतिरिक्त ।निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी +- 


107. क्रिशया अनुदान - छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकरार्डथों को 


वैध रहने पर ७8 वर्षों तक किराए को भवन में eer oy vow sore 
स्थापित करने की दशा में भुगतान किये यये ग्राश्षिक किराये का 40 प्रतिशत 


अथवा ४ रू ग्रति वर्गफुट जो भी न्यूनतम हो प्रति माह अधिकतम राशि रू 
6000,/“- की ग्रतिषूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान को रूप में की जायेगी। 


10.2 


इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान - छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट 


अप डकाईयों को वैध रहने पर 08 वर्षों तक इन्क्‍्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का 
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forra or srart feed crt प्र कासिक किराये का ४० प्रतिशत अथवा रू 
8,“- प्रति वर्यफुट जो भी न्यूनतम हो प्रतिमाह अधिकतम राशि रू 
4000,“- की प्रतिूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान को रुप में की जावेगी। 


17... स्टार्टअप को ओत्पाहन हेतु इन्क्‍्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान -- 


77.7. न्यूनतम 5000 वर्ग कुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्‍य्ूबरेटर्स की स्थापना ज़िला शयपुर 
दुर्ग एवं बिलासपुर म॑ किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम 
राशि रूपये 50 लाख/ 

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग कुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्‍्यूब्ेटर्स की स्थापना अन्य जिलों 
(धिययुर दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 
50 प्रतिशत आधिकतम शशि रूपये 50 लाख। 

17.3 इन्क्‍्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात्‌ संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर 
दुर्ग एवं बिलासपएर एवं 665 वर्ष अन्य जिलों (शियपुर दुर्ग एवं बिलासएर को 
छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख ग्राति वर्ष/ 

12... गज्य के अनुसूचित जनजाति,“जाति वर्ग के उद्यमी महिला उद्यमी भारतीय सेना 
से सेवा निवृत्त गऱज्य के सैनिक एवं नकसलवाद से प्रभावित व्यक्ति ,” परिवाए एवं 
निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित 
प्रकरणों में 61 वर्ष आधिक की छूट दी जायेगी / 


139... भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन 
विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टाट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात्‌ पात्रता अनु्तार सिंगल 
विण्डों सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकाक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी जिससे 
उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सृविधायें आसानी से 
उपलब्ध होगी। 


74... स्टार्टअप एकक,इकाईडयों को विभिन्‍न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं 
मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष सर्पर्क हेतु ज्योग संचालनालय में 
स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित (किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकार्ड्यों को 
सहायता करेया। 


75... स्टार्टअप एकक,.“डकाई्डयों को ग्रारंभिक तीन वर्षों को लिए स्वप्रमाणन को आधार 
पर श्रव्म॒ ग्राणिज्यिक कर त्रथा प्रयविरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये 
जाने के प्रयास किये जाएंगे। 


16. स्टार्टअप एकक.,“इकाईयों की स्थापना को लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री 
रोजयार सृजन योजना एवं gored Fa CRT array का लाभ दिया जाएगा। 
युख्यमंत्री Ey स्वरोजयार के अंतर्यत बैंकों से ऋण लेने को लिए संपश्विक 
जमानत a विकल्प की कूप में क्रेडिट गाएन्‍्टी फण्ड योजना का अशदान शास्रन द्वाश 
वहन किया जाता है। 


17, प्रदेश की ऑद्योगिक geal विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को 
सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैप को 
आयोजन एवं जुल्ुग्रा हेतु इन्क्‍्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु 
प्रेरित किया जाएगा। 


78. प्रदेश मैं स्टार्ट अप इकाईईयों के चयन एवं विकास को लिए समय-सयय पर 


स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे जिसमें नवायदुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं 
इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म ग्राप्त हो/ 


19... प्रदेश की शैक्षणिक सस्थाओं से सबन्‍्वय कर स्टार्ट अप इकार्डयों हेतु आवश्यक 
मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का ग्रयास॒ किया जायेगा। 


20... स्टार्ट अप इकाईयों को नवीन उत्पाद, सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने को 
लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से स्मन्‍वय कर नवाचार हैतु प्रेरित किये जाने का 
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प्रयास किया जायेगा जिससे ओद्योग्रिक इकार्डयों में उत्पाद बनाने में आभिनवीकरण एवं 
मूल्य संवर्धन हो We | 


21. एकत पैकेज को लिये ऑद्योगिक नीति 2019-24 में दी यह परिमाषायें मान्य 
arity 

22 इस पैकेज़ का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को ग़ज्य शासन से अन्य समान 

(ae ae किसी थी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त नहीं हॉये/ इसी प्रकार से 
भारत शासन से सम्रान प्रकृति (वाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ 
ग्राप्त हैं तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे। 


29. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्ट अप इकार्डयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं 
रियायतें ग्राप्त होंगे चाहे वह साम्रान्य वर्ग का निवैशक कौ या अनुसूचित 
जाति,“जनजाति अप्रवासी भारतीय एफ डीआई निवेशक Pata महिला या नक्सल 
प्रभावित हो चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो। 


24... इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह 
स्टार्टअप्र के छप में रहती है अर्थात्‌ उसे 10 वर्ष से अश्विक का समय न हुआ हो तथा 
वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नभोकर रूपये 100 करोड़ से आधिक न हुआ हो। इसका 
अर्थ यह हैं कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष को अंत में 
उसका टर्नअवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी (वित्तीय वर्ष से इकार्ड 
स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने को लिये अपात्र हो जायेगी। 


2. प्रैकेज की स्वीकृति देने के प्रूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप ड्ॉडिया 
वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की Ofte 
करना आवश्यक होगा। 

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट ऑऔद्योगिक नीति 
2019-24 के अतर्यत जारी विभिन्‍न अधिसृचनाओं में उललेखित ग्राकरियाओं एवं शर्तों के 
अधीन /नियमन किया जावैगा। 

(बीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के 
अनुक्रमांक-21 के परिशिष्ट-6.21 के पश्चात अनुक्रमांक-22 को परिशिष्ट-6.22 के 
रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे तथा कंडिका-15.4 में "अनुसूचित जाति,”जनजाति 
वर्ग के उद्यमी” को विलोपित किया जावे अर्थात :- 


परिशिष्ट-- 8.22“ 


ऑद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति,जाति वर्ग 
हेदु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 
ऑद्योगिक नीति 2079-24 को परिशिष्ट 8 के पश्चात्‌ अनुसूचित जाति,” जनजाति वर्ग के 


उद्यगियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज को कप में निम्नानुसार 
परिशिष्ट 9 जोड़ा जाये - 


अनुसूचित जाति,“ जनजाति वर्य को उद्यमियों द्वारा स्थापित उ्योगों को औद्योगिक नीति 
2019-24 में निर्धारित नियमानुसार परात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अतयत निम्नानुसार 
अनुदान छूट एवं रियायतें दी जावेंगी -- * 

6221) ब्याज अनुदान >- पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर 
निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : - 
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oar | # सामान्य GETZ | er | ज़च्च प्राथमिकता Fa 
का स्तर! की कोर सेक्टर उद्योग 
aot | ager : 
को... (का. तारिक. | की अवधि | का... | वापेक le le lam 
अवधि | अतिशत | आधिकतम | [वर्षो मु | प्रतिशत | आपधिकतम | अवधि | अतिशत | आधिकतम 
(aa यु सीमा | सीमा (aa मेँ सीमा 
विधि रूपये (arr wr (eer रूपये 
a लाख की | | लाख ग 
we | a | 5 a | 2 | 78 25 7 75 | &७ | 
एक्लघ[ कब | 6 | wz. 25 7 75 30 | 8 | 5 | # | 
ज्द्योग wl 7 a | 4 | 8४ | 2 | gs | | 9 | w 55 
ढ| 86 | *# 45 10 7m | #6 | 77 | | ७? 
wey | आ 5 | छक | #0 | & ma | «0 | 6 | w 45 
qe jw | 6 | 75 5 | 6 | #& 45 7 | w | 60 
vay | wl 7 | 6 | « | « | 2B | ७0 | 98 | wo | & 
| कै | ४ | 51 ४50 | 10 75 | & | n | कर | # | 














(6222) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान — 
पात्र सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा 

































































उद्यम | क्षत्र को सामान्य SEITZ प्राथमिकता उद्योग उच्च प्राथानिकता उद्योग 
का. | श्रेणी कोर बन रु | 
er mare स्थायी एंजी art got | स्थायी एज rat || wend yah 
एूंजी निवेश | निवेश argert | निवेश फर निवेश अनुदान | पूँजी निवेश | निवेश अनुदान 
एर अनुदान | की आधिकतम err की आधिक्तम Te age? की आधिकतम 
का प्रतिशत | सीमा * सीमा ar सीमा 
(er wet (car wre faer रूपये 
लाख मेँ लाख मूँ] लाख मूँ 
सम | आ | 40 | 40 | 45 | & | 45 | 90 
एवं | कक्ष | | 40 | | gas 45 | go a 45 100 
लघु | a | 45 60 "का 100 50 770 
उद्योग [| = | 45 | 7 | 50 70__| 50 | 720 
मध्यम | आ | 35 80 | _ 40 | #४7 | gt | 100 
उद्योग + 40 90 45 woo | 45 110 
| ow | 45 100. | 45 125 45 | 1390 | 
| | oe | 45 | 120 | 45 | 10 | 50 | 140 | 
aig -- 


(/ wa ay oa mae उद्योगों को यह विकल्प की Baer Bh fe a ar at 
उपरोक्‍तानुसार स्थायी एंजी निवेश अनुदान ग्राप्त करें अथवा नेट राज्य कस्तु एवं 
सेवा कर (नेट एसजीएसट)) ग्रतियुर्ति प्राप्त कर सकते है / 


स्थायी प्रंणी निवेश अनुदान अथवा te wer ag ve war ar (te 
एसजीएसटी) ग्रतिषर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा अनुदान 
स्वीकृति को उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी 
जावेगी। 


@) 
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(6223) नेट सज्य कस एवं सेवा कर (गेट एसजीएसटी) ग्रतिएूर्ति +- 
केवल लघु मध्यम UF Jer उद्योग हेतु 
क्षेत्र सामान्य उद्योग,“ प्राथमिकता उद्योग उच्च ग्राधमिकता उद्योग 
कोर सेक्टर उद्योग 

aa | वाणिज्यिक उत्पादन ग्रंथ करने| वाणिज्यिक उत्पादन आर करने| काणिण्यिक उत्पादन ग्राएम a 

प्रशिशिष्ट-7 | के दिनांक से 6 वर्ष तकाँको विनांक से 7 af ane Rae से 9 वर्ष तद 

(a) भुगतान किये गये नेट wel gras rt md} नेट राज्य बरृगतान Red wd Fe राज्य 
बसु एवं सेवा कर क्खु एवं सेवा कर ny एवं सेवा कर॒ (नेट 
एसजीएसर्ट) की. प्रतिपूर्ति | एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति| एसजीएसटी) st aaah 
अधिकतम सीमा स्थायी एंजी आधिकतम सीमा स्थायी पूंजी आधिकतम सीमा स्थायी पूंजी 
निवेश को 40 प्रतिशत निवेश को 45 प्रतिशत (निवेश को 50 प्रतिशत 

| श्रेणी-ब॒ | वाणिज्यिक उत्पादन आरएग करने काणिण्यिक उत्पादन आरप वाणिण्यिक उत्पादन प्रारंभ 

परिशिष्ट-7 | के दिनांक से 7 aw aie fae से 8 af ae Rae से 70 वर्ष तब 

() शुयतान किये गये नेट eon amare eet me) Ae शाज्य| भुगतान किये गये नेट शज्य 
RY VF सेवा कर qc] Ry एवं सेवा कए Ry ve सेवा कर (Fe 
एसजीएसट्टी) st sta grove) की ग्रतिपूर्ति | एसजीएसटी) . की .ग्रतिपूर्ति 
अधिकतम सीमा स्थायी प्रूजी अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी अधिकतम सीमा स्थायी पूर्जी 
as को 45 प्रतिशत निवेश के 50 आतिशत निवेश को 55 उतिशत 

अगी-स | वाणिण्यिक उत्पादन श्र करने वाणिण्थिक एत्वादन प्राएग करने वाणिण्यिक उत्पादन प्रास्म करने 

प्ररिशिष्ट-7 | के दिनांक से # वर्ष तकां के दिनांक से 10 वर्ष तका को दिनांक से 12 वर्ष तक 

(@ grat किये गये नेट mony किये यये नेट राज्य भ्रुगतान किये गये नेट राज्य 
ny एवं सेवा कर Ry एवं सेवा कर Ry ve सेवा कर 
एसजीएसटी) at ग्रतिषूर्ति| एसजीएसटी).. की. ज्रतिपूर्ति| एसजीएसटी) a sage 
अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी अधिकतम सीमा स्थायी एंजी अधिकतम सीमा स्थायी gol 
निवैज्ञ के 55 ब्रतिशत निवेश को 60 आतिशत निवेश को 70 प्रतिशत 

ओेणी-द॒ | वाणिण्यिक उत्पादन आरंभ करने| वाणिज्यिक उत्पादन ग्रारभ करने| वाणिज्यिक उत्पादन प्राएंभ करन 

परिशिष्ट-7 | के दिनाक से 10 वर्ष तका को विनांक से 12 वर्ष तकाको दिनांक से 15 वर्ष तक 

(@ grad fet we de राज्य शरुगतान किये यये नेट राज्य भृगतान किये यये नेट राज्य 
Ry ws wa ae ( नेट क्सु एवं सेवा कर ( नेट क्खु एवं सेवा कर (Fe 
एसजीएसटी) a प्रतिषूर्ति| एसजीएसटी) की. प्रतिपूर्ति| एसजीएसटी) a wag 
अधिकतम सीमा एथायी पूंजी अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी अधिकतम सीमा स्थायी gal 
निबेश को 60 पतिशत निवेश को 60 प्रतिशत निवेश को 100 प्रतिशत 

भैप :-- 


(i) serat of te wear ag एवं सेका कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी को 
उद्योगों अर्थात छृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकार्डयों को छुविधा की 
WAT Fee उद्योग के लिये ग्रान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुगत योग्य होगी। 

2) sargat wt नेट राज्य कस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) ग्रतिपूर्ति की वार्षिक 
पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हैतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावाधि की कर्षों 
में समान रूप से विभाजित कर ग्रतिवर्ष आधिकतम ग्रतिपर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य 
अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक की पात्रता होगी। 


भाग 1 ] 


(6.224) fad you Be /- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2021 


Ta BL A गरध्यम एवं Fee, ग्रेगा,“अल्टरा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) को 
नवीन जद्योयों,विद्ययान उद्योगों के विस्तार,विद्यमान उद्योगों को शवलीकरण प्रकरणों में 
विद्युत शुल्क थ्ुयतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी --- 





























कीत्र सायान्य उद्योग,” | mented उद्योग | उच्च ग्राधामिकता 

कोर सेक्टर उद्योग उद्योग 
अणी-अ वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिज्यिक उत्पादन 
परिजिष्ट-7 /आ) Ry करने के रंग करने के [प्राएंप करने के 
ene से 67 वर्ष (दिनांक से 9 af|Rae से 70 वर्ष 

तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट 
अऔणी-ब वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिण्यिक उत्पादन 
परिशिष्ट-7 /बू) gry करने elo करने tlio ad को 
दिनांक @ os ae |e से 10 वर्ष दिनांक से 12 वर्ष 

तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट 
soa वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिण्यिक scares | afters area 
परिशिष्ट-# /स) आरंभ करने elo at Slory at के 
दिनांक से 10 वर्ष [दिनांक से 12 वर्ष [दिनांक से 12 वर्ष 

तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट तक पूर्ण फूट 
अणी-द वाणिज्यिक उत्पादन | वाणिज्यिक उत्पादन | काणिण्यिक उत्पादन 
परिशिष्ट-# (ढुग प्रारंध करने eile करने flor करने के 
दिनांक से 10 वर्ष दिनांक से 12 वर्ष |दिनांक से 12 वर्ष 

| Te wr ge तक पूर्ण छूट तक पूर्ण छूट 











टीपए- afer sed aaa vd ae Ae रिककरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत 


पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी। 


(6.225) Fe छुल्क से छूट :- 


नवीन सूक्ष्म लघु मध्यम एवं वहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रस॒स्करण उद्योगों को 
राज्य की मांडियों,“सीधे उत्पादनकर्ता कृषक,“ इकाई,“ राज्य को बाहर से सर्वप्रथम 
कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (प्रिशिशिष्ट-# में वर्णित 
अपात्र उद्योगों को छोड़कर पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट अधिकतम राशि हैं 300 
करोड़ प्रतिवर्ष की सीया तक ग्रदान की जायेगी साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा 
इकार्ड द्वारा किये गये स्थायी एंजी निवेश को 100 ग्रातिशत से आधिक नहीं होगी। 


6226) अनुसूचित जनजाति,“जाति वर्ग के उद्याग्रियों को औद्योगिक क्षेत्रों में शु--आकंटन पर 


मू-ग्रीमियस सें छूट,/7 


RATT -- 


इस नीति के परिशिष्ट 610 में यथा प्रावधानित / 


6.22.7) परिवहन अनुदान :- 


औद्योगिक नीति 2079-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकार्ड्यों द्वार निर्मित 
उत्पादों (खदान सामग्री छोडकर निर्यात sya उद्योगों हेतु) को निर्यात & लिये निर्माण 
स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक वास्तविक भाज़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। 
सहायता की आधिकतम सीमा 30 लाख रूपये ग्रतिवर्ष होगी जो ऑऔंद्योगिक नीति 2019-24 


की समयावधि तक ।मिलेगी।/ 
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(6.22.8) परियोजना ग्रतिवेदन अनुदान गुणवत्ता प्रयाणीकरण अनुदान तकनीकी प्रेटेन्ट अनुदान 
प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान ats wit अनुदान दिव्यांग (Fra) CHIR अनुदान 
इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (प्रयविरणीय ग्रोजेक्ट ग्रब्धन अनुदान) :- 
नीति को परिशिष्ट 6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यागियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 
प्रतिशत आधिक अनुदान एवं अधिकतम स्रीमा भी 10 प्रातिशत आधिक उपरोक्तानुसार अनुदान 
देय होगा। 
टीफए- sured ऑद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के आतिरिकत निवेशकों को वर्ग 
की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्याग्रियों द्वारा स्थापित उद्योगों की मांति अन्य अनुदान छूट एवं 
रियायतें भी प्राप्त होंगे। 

eee) Sar अधिसूचना की कंडिका 15 की उप कंडिका क्रमांक 15.1 के अनुक्रमांक-5 
परिशिष्ट-6.5 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :- 


विभाग द्वार जारी ऑद्योगिक नीति की अधिसूचना क्रमांक एफ़ 20-07,/2079,77 
/6 दिनाक 31.70.2079 को परिशिष्ट-5 में वर्णित टीप की अंतिम पांकित “ स्टास्प शुल्क से 
छूट विद्युत शुल्क छूट की पात्रता इन नियमों में अन्यथा ग्रावधानित अनुसार तथा िव्यांग 
(निःशक्तु) गरेजगाए अनुदान को गागले में उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये पात्रता 
होगी। 


यह सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी 
जावेगी। 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 दिसम्बर 2020 


क्रमांक एफ 1-7/2020/11-6.--राज्य शासन, एतद्द्वारा नव गठित जिला “गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही” जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग 
केन्द्र कार्यालय हेतु 07 पदों की संरचना हेतु स्वीकृति प्रदान करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-- 














क्रमांक पद का नाम वेतन मेट्रिक्स लेवल नवीन स्वीकृत पदों की संख्या 

(1) (2) (3) (4) 
01 महाप्रबंधक लेवल-13 01 
02 सहायक प्रबंधक लेवल-7 01 
03 शीघ्रलेखक लेवल-7 01 
04 सहायक ग्रेड-2 लेवल-6 01 
05 सहायक ग्रेड-3 लेवल-4 01 
06 वाहन चालक (नैमेत्मिक) लेवल-4 01 
07 भृत्य/चौकीदार लेवल-1 01 

योग 07 

2. यह स्वीकृति वित्त एफ 1038/ब-3/वित्त/2020 दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदान की गई है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव. 
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गृह (पुलिस) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2021 


क्रमांक एफ 7-03/2016/दो-गृह/भापुसे.-- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मोहित गर्ग, भापुसे (2013 ) पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, 
छत्तीसगढ़ को दिनांक 08-12-2020 से 22-12-2020 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 


2, अवकाश से लौटने पर श्री मोहित गर्ग, भापुसे (2013) आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. के पद पर 
पुन: पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगें, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5, श्री मोहित गर्ग, भापुसे (2013 ), पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री लाल 
उमेद सिंह, भापुसे, सेनानी, 14वीं वाहिनी, छसबल, जिला बालोद, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव, 





आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 नवम्बर 2020 
क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).--राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन्‌ 
1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला 
गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही के निवेश क्षेत्र मरवाही की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सी. तिर्की, उप-सचिव. 





वन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अक्टूबर 2020 
क्रमांक एफ 1-05/2020/10- भा.व.से. -- राज्य शासन एतदद्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी, भा.व.से. (1985) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के पद एवं वेतनमान ( 89०5 $०॥1० : 1,०ए९] 17 1 6 ?8ए 


Matrix Rs. 2,25,000 Fixed) 4 fraadt Ham &. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2020 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/15072/क/भू-अर्जन/03 अ 82/2019-20.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 


सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 








जिला तहसील ग्राम/नगर क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोरबा करतला मदवानी 0.243 हेक्टेयर मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. 





उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-12-2020 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम मदवानी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण, 
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02 
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक 
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
5, प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य — निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


8. परियोजना की कुल लागत — 1713.18 लाख 

9, परियोजना से होने वाले लाभ — आवागमन की सुविधा 

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, संभावित उपाय किये जा रहे हैं. 

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 
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कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2020 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/15074/क/भू-अर्जन/05 अ 82/2019-20.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 


सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 








जिला तहसील ग्राम/नगर क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोरबा करतला कछार 0.065 हेक्टेयर मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. 





उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-12-2020 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम कछार नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण, 
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01 
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक 
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
5, प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य — निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


8. परियोजना की कुल लागत — 1713.18 लाख 

9, परियोजना से होने वाले लाभ — आवागमन की सुविधा 

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, संभावित उपाय किये जा रहे हैं. 

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 
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कोरबा, दिनांक 13 नवम्बर 2020 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/15117/क/भू-अर्जन/04 अ 82/2019-20.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 


सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 








जिला तहसील ग्राम/नगर क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोरबा करतला चोरभट्ठी 0.777 हेक्टेयर मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण. 





उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-12-2020 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम चोरभट्‌्ठी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जनग का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला 
पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण, 
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 11 
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक 
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
5, प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य = निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


8. परियोजना की कुल लागत — 1713.18 लाख 

9, परियोजना से होने वाले लाभ — आवागमन की सुविधा 

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, संभावित उपाय किये जा रहे हैं. 

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, 





कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, 





छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कांकेर, दिनांक 12 नवम्बर 2020 


क्रमांक/4355/वा./भू अ./प्र.क्र./.02/अ-82/2017-18.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर 
(ख) तहसील-दुर्गूकोंदल 
(ग) नगए/ग्राम-मेड़ो 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 

159 0.03 

169 0.05 

177 0.01 

168 0.04 

160 0.02 

164 0.11 

166 0.17 

167 0.02 

योग 08 0.45 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्गूकोंदल- 
कोदापाखा मार्ग के कि.मी. 4/2 मेड़ो नदी पर उच्चस्तरीय पुल 
निर्माण हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 





छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 12642/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जांजगीर-चांपा 
(ख) तहसील-पामगढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-सुकुलपारा, प.ह.नं.-30 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.721 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर Thal 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
581 0.081 
1359 0.097 
1417 0.105 
1418 0.085 
1419/2 0.032 
1458/2 0.032 
1421 0.049 
1422 0.121 
1423 0.154 
1425 0.101 
1426 0.049 
1447 0.004 
1430 0.061 
1432 0.097 
1434 0.012 
1448/1 0.032 
1534 0.032 
1535 0.045 
1863 0.049 
1866/1 0.032 
1870/1 0.004 
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(1) (2) खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

1972 0.040 (1) (2) 

2676 0.028 
2679 0.085 531 0.05 
#68] 0,036 533/1 0.09 
2702/2 0.028 =ae5 a0 

2682/2 0.008 
2702/16 0.121 oe O05 
2702/15 0.073 जडेजा 0.05 
2706 0.004 533/19 0.02 
2806 0.012 533/10 0.06 
2845 0.012 533/18 0.20 
532 0.44 
योग 32 1.721 533/11 0.03 
536/1 0.09 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण =a 697 

बाइपास मार्ग निर्माण हेतु. 

योग 12 1.39 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 








कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 





महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 187/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-चन्दरपुर, प.ह.नं.-47 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 


महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 188/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-बाम्हनडीह, प.ह.नं.-47 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर रकबा (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
(हेक्टेयर में) व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु. 
(1) (2) 
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
259 0.04 (रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 
260 0.03 है. 
महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 
योग 2 0.07 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 


महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 189/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-कोमाखान, प.ह.नं.-33 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 

81/1 0.04 

191/1 0.01 

188/3 0.06 

198 0.04 

201/2 0.05 

योग 5 0.20 





क्रमांक 190/अ.वि.अ./भू-अर्जन/16 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगश/ग्राम-सोनामुन्दी, प.ह.नं.-45 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 

452 0.03 

427/2 0.02 

428 0.04 

430 0.01 

429 0.06 

431 0.04 

434 0.04 

435 0.04 

432 0.04 

433 0.04 

436 0.04 

योग 11 0.40 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 
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महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 191/अ.वि.अ./भू-अर्जन/21 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगश/ग्राम-मनकी, प.ह.नं.-46 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर 


महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 192/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13 आअ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगएर/ग्राम-सिवनीखुर्द, प.ह.नं.-107/45 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 
598/21 0.03 
598/19 0.02 
598/16 0.02 
898/17 0.01 
598/13 0.02 
598/11 0.03 
568 0.01 
569 0.04 
566 0.03 
563 0.24 
561/5 0.01 
561/7 0.01 
561/11 0.09 
561/1 0.12 
561/6 0.01 
561/4 0.02 
560/3 0.07 
564 0.04 
552 0.14 
योग 19 0.96 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 

230 0.01 

295 0.02 

381/1 0.06 

385 0.01 

384 0.03 

383 0.02 

388 0.03 

307/2 0.02 

389 0.02 

योग 9 0.22 








(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 
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महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 193/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-टेमरी, प.ह.नं.-47 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.46 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
293 0.01 
296/2 0.03 
296/1 0.01 
297 0.02 
303/1 0.34 
299 0.06 
300 0.52 
301 0.03 
325 0.01 
324 0.24 
321 0.04 
323 0.18 
322 0.05 
347/1 0.03 
347/3 0.01 
347/2 0.10 
348/1 0.25 
348/2 0.12 
349/5 0.01 
320/1 0.01 
360 0.04 
362 0.08 
364/2 0.17 
1245/4 0.02 


1245/5 0.03 





(1) (2) 

1245/6 0.01 

1245/8 0.03 

186/1 0.01 

योग 28 2.46 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 
महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 194/अ.वि.अ./भू-अर्जन/22 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगण/'ग्राम-कोचर्रा, प.ह.नं.-31 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 

(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
150 0.02 
158 0.01 
172/1 0.03 
172/2 0.04 
172/3 0.06 
178/2 0.03 
172/4 0.23 
173 0.04 
177/1 0.08 
177/2 0.13 
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(1) (2) (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 

178/1 0.06 
175/3 0.02 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
229 0.01 (रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 

183 0.02 है. 
योग 14 0.78 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 
महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 195/अ.वि.अ./भू-अर्जन/18 अ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-करहीड़ीह, प.ह.नं.-47 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर 


महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 


क्रमांक 196/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 आ/82/2018-19.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बागबाहरा 
CT) नगर/'ग्राम-सिवनीकला, प.ह.नं.-45 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर 





खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 

18/1 0.01 

18/2 0.01 

19 0.02 

21/2 0.01 

23 0.01 

योग 5 0.06 








खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 

123/1 0.03 

121 0.05 

124/8 0.01 

124/2 0.01 

124/5 0.03 

410 0.02 

योग 6 0.15 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 


व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता 


है. 
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महासमुंद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
क्रमांक 197/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20 अ/82/2018-19.-- (1) (2) 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में Te? 0.38 
171 0.01 


उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 





अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता lee 0.03 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 276 0.01 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 

योग 4 0.43 


किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 





(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दरबेकेरा 
अनुसूची व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु, 
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 


(1) भूमि का वर्णन- (रा.), बागबाहरा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता 
(क) जिला-महासमुन्द है. 


(ख) तहसील-बागबाहरा 
(ग) नगर/ग्राम-खट्टाड़ीह, प.ह.नं.-47 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर 


कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 





विभाग प्रमुखों के आदेश 


बोर्ड 


कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड 
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2020-21/3499.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 ) / भा.अधि./2018-19/2387 दिनांक 
30-06-2018 द्वारा श्री आर. के. कश्यप, सहायक संचालक कृषि को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी 
नियुक्त किया गया था. 


कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक/8856/वित्त-1/2020 धमतरी दिनांक 06-10-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति 
धमतरी, जिला धमतरी के भारसाधक अधिकारी श्री आर. के. कश्यप सहायक संचालक (कृषि) धमतरी का जिला रायपुर में उपसंचालक (कृषि) 
के पद पर पदोन्‍नत होने का उल्लेख करते हुए सुश्री अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी, जिला धमतरी 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है. 


अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, श्री आर. के. कश्यप, सहायक संचालक कृषि के स्थान पर सुश्री अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर धमतरी 
को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता 


है. 


हिम शिखर गुप्ता 
प्रबंध संचालक. 
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कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली 1 छत्तीसगढ 
काजालियथ कलंदर जिला भुला (छत्तीसगढ़ ) 


मुंगेली, दिनांक 26 दिसम्बर 2020 


क्रमांक/13581/व.लि./2020.--छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छत्तीसगढ़ शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं पी. एस. 
एल्मा, कलेक्टर जिला मुंगेली (छ.ग. ) वर्ष 2021 हेतु मुंगेली जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये 


स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-- 








क्र. पर्व/त्यौहार का नाम तिथि/माह दिन रिमार्क 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. पितृमोक्ष 06 अक्टूबर 2021 बुधवार सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
2. महानवमी (दशहरा) 14 अक्टूबर 2021 गुरूवार सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
3. भाईदूज 06 नवम्बर 2021 शनिवार सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 





Ut. Wa. UAT 
कलेक्टर, 





कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम (छत्तीसगढ़ ) 


कबीरधाम, दिनांक 4 दिसम्बर 2020 


क्रमांक/8407/वरि.लि./अवकाश/2020.--सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 की नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के लिए निम्नलिखित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष-2021 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-- 








क्रमांक पर्व/त्यौहार दिन दिनांक 
(1) (2) (3) (4) 
1. श्रावण मास का प्रथम सोमवार सोमवार 26 जुलाई 2021 
2. दशहरा (महानवमी) गुरूवार 14 अक्टूबर 2021 
3. दीपावली का तीसरा दिन (भाई दूज) शुक्रवार 05 नवम्बर 2021 





टीप :-- उपरोक्त तिथियों में कोषालय/उप कोषालय यथावत खुले रहेंगे. 


हस्ता./- 
डिप्टी कलेक्टर. 





